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29 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए
पाकिस्तान द्वारा निरुद्ध युद्धबंदियों की रिहाई के लिए 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद दायर करना
1907.
श्री राजीव चंद्रशेखर :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
 क्या गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2011 के अपने निर्णय में सरकार को पाकिस्तान द्वारा युद्ध-बंदी (पीओडब्ल्यु) बनाए गए 54 भारतीय सैनिकों की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है;
(ख)
 क्या गुजरात उच्च न्यायालय ने इन युद्ध बंदियों के परिवारों को सेवा और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है; और
(ग)
यदि हां, तो सरकार द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्रवाई करने में विलंब के क्या कारण हैं ?
उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री ए. के. अन्टनी)
(क) से (ग) : एक विवरण-पत्र संलग्न है ।
पाकिस्तान द्वारा निरुद्ध युद्धबंदियों की रिहाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद दायर करने के बारे में राज्य सभा में 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 1907 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) से (ग) :
माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 दिसम्बर, 2011 के अपने निर्णय में ये निदेश दिए हैं कि जो रक्षा कार्मिक लापता हैं और जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हैं, उनके मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए और उनके निकट संबंधी को सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाए । अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रथम भाग पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2.5.2012 को रोक लगा दी गई  है । इस प्रकार यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । लापता रक्षा कार्मिकों के निकट संबंधी को सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दूसरे भाग को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवं इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है ।
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